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 MR.  CHAIRMAN:  The  House  will  now  take  up  the  Resolution  on  development  of  hilly  regions  by  Shri  Maheshwar  Singh.  Before  we
 take  up  the  Resolution  for  discussion,  we  have  to  allot  time  for  it.  Shall  we  allot  two  hours  time  for  the  Resolution?

 SEVERAL  MEMBERS:  Yes.

 MR.  CHAIRMAN:  So,  two  hours  time  is  allotted  for  this  Resolution.  Shri  Maheshwar  Singh  may  move  his  Resolution.

 श्री  महेश्वर सिंह  (मंडी)  :  सभापति  महोदय,  मैं  आपकी  अनुमति  से  निम्न  शब्दों  में  निजी  संकल्प  प्रस्तुत  करता  हू  :

 ‘fe  इस  सभा  का  मत  है  कि  देश  क  पर्वतीय  राज्यों  और  पर्वतीय  क्षेत्रों,  विशेषकर  हिमालय  क्षेत्र  के  सर्वांगीण  विकास  @  लिए  केन्द्रीय  सर  कार  द्वारा  एक  बोर्ड  गठित  किया
 जाये  ताकि  उन्हों  देश  के  विकसित  मैदानी  क्षेत्रों  के  बराबर  लाया  जा  सको।

 देश  को  स्वतंत्र  हुए  ५२  बर्ष  से  भी  अधिक  नीत  गये,  लेकिन  स्वेद  का  लिया  है  कि  आज  भी  पहाड़ों  और  कन्दराओं  में  बसे  हुए  लोग  अपने  क्षेत्र  के  बिकास  @  लिए  जूझ  रह  हैँ।
 जन  इन  हिमालय  की  गोद  में  नसे  हुए  कुछ  रमणीय  स्थानों  पर  पर्यटक  बन्धु  जाते  हैँ  या  देश  @  विशिष्ट  व्यक्ति  जाते  हैँ  तो  ने  आकर  हमसे  कहते  हैं  कि  सचमुच  पहाड़ों  में
 तहत  ज्यादा  प्रगति  हुई  है,  लेकिन  सत्यता  बिल्कुल  इससे  भिन्न  है।  अगर  सत्यता  को  देखना  हो  तो  इन  पहाड़ों  के  जो  अन्दर  क  क्षेत्र  हं,  जहां  के  लोग  पहाड़ों  और  कन्दराओं  में
 नसे  हुए  हैं,  आज  भी  ने  निकास  की  दृष्टि  से  पिछड़ते  जा  रहे  हैं।  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  प्रान्तीय  सर  कारों  अपने  सीमित  साधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  प्रदेशों  में
 aera  @  लिए  प्रयासरत  हैं।  जैसे  कि  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकार  बों  से  प्रयासरत  है  और  वर्तमान  सर  कार  भी  अपने  सीमित  साधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अधिक  से
 अधिक  ध्यान  इस  पहाड़ी  प्रान्त  की  तरफ  ,  हिमाचल  प्रदेश  की  तरफ  दे  रही  है।

 इसमें  भी  कोई  दो  राय  नहीं  कि  जो  पहाड़ी  प्रांतों  से  आने  बाले  सांसद  हैं,  बे  समय-समय  पर  इस  माननीय  सदन  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  विकास  के  बारे  में  अपनी
 समस्याएं  उठाते  रहे  हैं।  लेकिन  हमारी  संख्या  इतनी  कम  है  कि  इस  माननीय  सदन  में  हमारी  आवाज  गूंज कर  रह  जाती  है।  इस  समय  पहाड़ी  प्रांतों  से  आने  नाले  सांसदों  की
 संख्या,  अगर  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  हूं  तो  नह  लगभग  २९  है,  बेस्ट  घाट  बाले  तालुका  इसको  अतिरिकत  हैँ।

 यह  भी  सत्य  है  कि  भारत  सरकार  ने  समय-समय  पर  अनेक  योजनाएं  बनाई  हैं।  जैसे  हिल  एरिया  डवलपमेंट  प्रोग्राम,  बेस्ट्न  घाट  डवलपमेंट  प्रोग्राम,  नार्थ-ईस्ट  कौसिल,
 बार्डर  एरिया  डवलपमेंट  प्रोग्राम,  डेजर्ट  डवलपमेंट  प्रोग्राम  और  डाड्ट  एरिया  डवलपमेंट  प्रोग्राम।  १९८३  या  ८४  में  नेशनल  डवलपमेंट  हासिल  में  भी  इस  बात  पर  चर्चा  हुई  थी
 fe  नेशनल  हिमालयन  डवलपमेंट  पाल्सी  बनाई  जाए।  तत्कालीन  योजना  बोर्ड  को  सदस्य  डा.  एस जेड.  कासिम  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  था।  उस
 समिति  ने  सिफारिश  की  कि  नार्थ  वेस्टर्न  हि  मालयन  कासिल  बनाई  जाए।  लेकिन  आज  तक  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  पाई  है।  मैं  इस  मत  का  हूं  कि  जब  तक  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  नेशनल  हिमालयन  डवलपमेंट  बार्ड  का  गठन  नहीं  किया  जाता,  तब  तक  हमारी  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  होगा।  वाहे  निचले  स्तर  पर  अनेक  बाेडि  गठित  कर
 दें,  चाहे  बिकास  समितियां  बना  दें,  लेकिन  केन्द्रीय  स्तर  पर  इनकी  समीक्षा  करना  नितांत  आवश्यक  है।

 यह  हमारे  लिए  गौरब  का  विषय  है  कि  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  माननीय  अटल  बिहारी  वाजपेयी  के  हृदय  में  हि  मालय  @  लिए  विशेष  प्रेम  है।  इससे  पहाड़ों  में  बसने  वाले  लोगों
 में एक  आशा  की  किरण  जगी  है  कि  आने  वाले  समय  में  उनकी  समस्याओं  का  अवश्य  समाधान  होगा  ।

 देश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  दो  कटेगरी  में  बांटे  गए  हैं।  एक  तो  जो  पहाड़ी  राज्य  हैं,  जिसमें  जम्मू-क  श्मीर  ,  हिमाचल  प्रदेश,  सिक्किम,  मेघालय,  मणिपुर  ,  त्रिपुरा,  अरूणाचल  प्रदेश,
 मिजोरम  आते  हैं,  यहां  से  लोक  सभा  को  कुल  मिलाकर  २१  सांसद  चुने  जाते  हैं।  ये  स्पेशल  कटेगरी  स्टेट्स  कह  लाती  ह  इनकी  ९०  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  राशि
 दी  जाती  है  और  शे  १०  प्रतिशत  ऋण  के  रूप  में  दी  जाती  है।  जबकि  अन्य  प्रांतों  को  ३०  प्रतिशत  आर्थिक  सहायता  अनुदान  क  रूप  में  दी  जाती  है  और  ७०  प्रतिशत  ऋण  के
 रूप  में  दी  जाती  है।  कुछ  समय  पबी  तक  जो  भी  इन  प्रांतों  का  नॉनप्लांड  एकसपेंडिचर  होता  था,  वह  केन्द्रीय  सरकार  सहन  करती  थी,  उसे  राइट  आफ  कर  दिया  जाता  था।
 लेकिन  नाब  वित्त  आयोग  के  बठने  के  बाद  जो  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  सुनिधि  मिलती  थी,  नह  बिदड़ा  कर  ली  गई।  फ  लस्नरूप  ये  प्रांत  आर्थिक  संकट  क  बेरे  में  हैं,  कोकि  इनकी
 आय  के  साधन  सीमित  हैं।  इनकी  जितनी  आय  है,  वह  वहां  के  कर्मचारियों  के  बेतन  देने  में  ही  चली  जाती  है  और  विकास  कायां  में  कुछ  नहीं  बच  पाता।

 दूसरी  केटेगरी  में  ने  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं,  जिनकी  हिल  एरिया  डवलपमेंट  प्रोग्राम  के  अंतर्गत  लिया  गया  है,

 महेश्वर  जारी  जिसमें  उत्तर  प्रदेश  के  नौ  जिले  आते  हैं  और  जहां  से  चार  सांसद  चुनकर  आते  हैं।  असम  क  दो  जिले  और  दो  सांसद  चुनकर  आते  हैं।  पश्चिम  बंगाल  में
 दार्जिलिंग  जिला  है  और  तमिलनाडु  में  नीलगिरी  जिला  आता  है।  जहां  से  एक-एक  सांसद  चुनकर  आते  हैं।  इसके  अतिरिक्त,  अगर  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  हूं  तो  ,  बेस्टर्न
 घाट  में  १५९  तालुक  आते  हैँ।

 जहां  तक  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  संबंध  है,  प्रकृति  के  अलावा  कुछ  समस्यायें  और  नाधायें  हमें  हिरासत  में  मिली  है,  जिसको  फलस्वरूप  हम  सात  कारणों  से  विकास  को  क्षेत्र  में
 मैदानी  क्षेत्रों  से  पिछड़ते  जा  रहे  हैं।  अन्य  कारणों  के  साथ-साथ  कभी-कभी  असंतुलित  निकास  भी  उरबाद  को  जन्म  देता  है।  स्वभाव  से  पहाड़ों  में  रहने  बाले  लोग  शान्तिप्रिय
 होते  हैं,  लेकिन यह  देखा  गया  है  कि  जहां-जहां  भी  उग्रवाद  पैदा  हु,आ  है,  जहां-जहां  भी  लोगों  ने  एजिटेशन  किए  हैं,  उन  प्रान्तों  के  लिए  समय-समय  पर  पैकेज  मिलते  रहे  है।
 मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  इन  पहाड़ी  प्रान्तों  के  बारे  में  माननीय  सदन  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  सोचे।  मैं  पहाड़ी  क्षेत्रों  से  संबंधित  सात  बिन्दुओं  की  ओर  सदन  का
 ध्यान  दिलाना चाहता  =!

 प्रथम  बिन्दू  हमारी  कठिन  भौगोलिक  स्थिति  एवं  प्रतिकूल  मौसम  पहाड़ों  में  कहीं  नाले  गहरे  हैं।  चाहे  ऊंची  पहाड़ियां  हो  या  ऊंची  चट्टानें,  इन  स्थानों  पर  विकास  का  कार्य
 करना  सरल  नहीं  है।  उदाहरण  के  लिए,  एक  कच्ची  सड़क  निकालनी  हो  तो  कम  के  कम  तीन  लाछ  रुपया  प्रति  किलोमीटर  खर्चा  आ  जाता  है,  जबकि  मैदानी  क्षेत्रों  में  अगर
 सड़क  का  निर्माण  करना  हो,  तो  तीन  लार  रुपए  में  कम  से  कम  ५-६  किलोमीटर  सड़क  बन  सकती  है।  जहां  तक  मौसम  का  संबंध  है,  पहाड़ों  में  अनेक  क्षेत्र  ऐसे  हों,  जो  सर्दी
 को  मौसम  में  बाकी  भागों  से  कट  जाते  हैं।  आने-जाने  का  कोई  साधन  नहीं  रहता  है।  उदाहरण  के  लिए,  हिमाचल

 प्रदेश  @  लाहौल-स्फीति  क्षेत्र  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  पड़ता  है,  इस  क्षेत्र  में  बफ  पड़ने  या  हिमसख््रण्ड  के  टूटने  से  लगभग  छ:-सात  माह  तक  सम्पक  कट  जाता  है।  ऐसी  स्थिति  में  ष्
 ea  की  सरकार  को  हैलीकाप्टर  द्वारा  सर्विस  शुरू  करके  वहां  के  लोगों  के  लिए  सुविधायें  प्रदान  करनी  पड़ती  है।

 हैं।  यह  सत्यता  है  कि  पहाड़ों  में  रह  ने  बाले  लोग  जन  सुनह  नहा  कर  काम  पर  जाते  है  और  शाम  को  वापिस  लौटते  हैं,  तो  उनके  सिर  पर  इतनी  धूल  पड़ी  होती  है  कि  जन
 तक  ने  अपना  मुंह  न  धो  लें,  तब  तक  उनकी  धर्मपत्नी  भी  उनकी  पहचान  नहीं  पाती  हैं।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है,  सड़कों  के
 पर  दी  जाती  रही  और  भौगोलिक  स्थिति  को  नहीं  देख्ा  गया,  तो  पहाड़ी  प्रान्त  पीछे  पते  वले  जायेंगे।

 दूसरा  बिन्दू  पहाड़ों  का  विस्तृत  क्षेत्रफल  एवं  कम  जनसंख्या।  पहाड़ी  राज्यों  का  कुल  क्षेत्रफल  ४०६१.७४  स्कवेय  किलोमीटर  है  और  जनसंख्या  दो  करोड़  से  भी  कम  नैठती
 है।  उत्तर  प्रदेश  के  नौ  पहाड़ी  जिलें  है।  अगर  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  हं,  तो  इनका  क्षेत्रफल  भी  लगभग  42  हजार  स्कवेयर  किलोमीटर  बैठत  है  और  जनसंख्या  कबल  ६०
 लाख  है।  पोपुलेशन  डैंसिटी  कहीं-कहीं तो  ४०-५०-६०  पर  -स्कवेयर  किलोमीटर  बैठती  है।

 महेश्वर  सिंह  जारी  हिमाचल  प्रदेश  के  जनजातीय  क्षेत्रों  का  क्षेत्रफल  करे  स्कवेयर  किलोमीटर  है।  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहूंगा  कि



 पापुलेशन  की  जो  डेंसिटी  पर  -स्कवेयर  कि  लोमीटर  है,  उसमें  २०  और  २  लोग  है  हिमाचल  प्रदेश  का  कल  क्षेत्रफल  ५५,०००  स्कवेयर  किलोमीटर  नैठता  है।  मैं  इस  क्षेत्र  की
 जानकारी देना  चाहता  हूं,  ३२,०००  स्कवेयर  किलोमीटर  का  में  प्रतिनिधित्व इस  सदन  में  करता  हूं।  इस  ३२,०००  स्कवेयर  किलोमीटर  में से  २३,६५५  स्क  बेयर  कि  लो मीटर  तीन
 जनजातीय  क्षेत्र  के  लिए  है।  जिसमें  पहले  लाहौल-स्फीति,  किन्नौर  और  भरमौर  आते  है।  इन  क्षेत्रों  में  पापुलेशन  की  डेंसिटी  १५  और  30  से  अधिक  नहीं  नैठती  है।

 महोदय,  मेरा  तीसरा  बिन्दु  यह  है  कि  आय  के  सीमित  साधन  हैं।  मेरे  लिए  यह  प्रसन्नता  का  विय  है  कि  शांता  कुमार  जी  यहां  विराजमान  हैं,  जो  कि  का  एब  आपूर्ति  मंत्री
 हैं  और  ल्बे  अर्स  तक  हिमाचल  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  भी  रह  हैं।  जहां  तक  पहाड़ी  प्रांतों  का  सबाल  है,  मैं  विशेषकर  हिमाचल  प्रदेश  की  नात  करूंगा  हमें  प्रकृति  ने  बड़ी
 उदारता  से  सब  कुछ  दिया  है।  मुझे  याद  है  कि  शांता  कुमार  जी  कहा  करते  थे  कि  हमें  ऐसा  पानी  दिया  है,  जो  बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  रास्ता  है।  ऐसा  पत्थर  दिया  है,
 जिससे  हम  सीमेंट  बना  सकते  हैं।  ह  में  प्राकृ  तिक  सौन्दर्य  ऐसा  दिया  है  जिससे  न  केबल  देश  से  बल्कि  निदेशों  से  भी  पर्यटक  आते  हैं,  लेकिन  आय  के  सीमित  साधन  होने  से
 यह  एक  ऐसा  प्रदेश  है  जो  प्रकृति  की  दृष्टि  से  अमीर  है  लेकिन  वहां  रहने  बाले  लोग  गरीब  हैं।  अगर  हमें  उदारता  से  केन्द्र  से  सहायता  मिले  तो  यह  पहाड़ी  प्रांत,  विशेषकर
 हिमाचल  प्रदेश  जैसा  प्रांत  आत्मनिर्भर  बन  सकता  है।

 महोदय,  जहां  तक  बिद्युत  उत्पादन  का  संबंध  है,  आज  अकेला  हिमाचल  प्रदेश  २२,२००  मेगावाट  बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  रात  है  लेकिन  सीमित  साधन  होने  के  कारण
 अन  तक  केनल  ८००  मेगावाट  बिजली  का  दोहन  हो  सका  है।  अभी  जो  निर्माणाधीन  योजनाएं  हैँ  उससे  २२००  मोगावट  ओर  बिजली  पैदा  हो  जाएगी,  लेकिन  शेन  १९,२००  मेगा
 नाट  @  लिए  पैसे  की  जरूरत  है।  मैं  वर्तमान  सर  कार  को  बधाई  देना  चाहूंगा,  जो  प्रेम  कुमार  धूमल  जी  क  नेत्त्व  में  हिमाचल  प्रदेश  में  चल  रही  है।  हिमाचल  प्रदेश  की  एक
 महत्वाकांक्षी  जल  बिद्युत  परि  योजना  है,  जिसका  नाम  पार्वती  जल  बिद्युत  परि  जोड़ना  है  और  उसका  निर्माण  एनएचपीसी  करने  जा  रही  है,  जो  २०५१  मेगाबन  बिजली  पैदा
 करने  की  क्षमता  रखती  है।  में  प्रधानमंत्री  जी  का  आभार  प्रकट  करना  चाहूंगा,  इसका  प्रधानमंत्री  जी  के  कर-कमलों  द्वारा  १२  दिसम्बर  को  विधिवत  रूप  से  शिलान्यास  हो
 जाएगा।  जहां  तक  पत्थर  का  संबंध  है,  जैसे  मैंने  कहा  कि  हमें  ऐसा  पत्थर  दिया  है,  जिससे  सीमेंट  बन  सकता  है।  लेकिन  जन  सीमेंट  के  गर स्वान  की  बात  करते  हैं  तो  पाया
 नरण  की  नात  आ  जाती  है।  इसके  नार  में  मैं  एक  नात  कहूंगा,  यह  सही  है  कि  अगर  इन  पहाड़ों  में  जंगल  कटोन  तो  न  केबल  पहाड़ी  प्रांतों  का  नुकसान  होगा  बल्कि  जो  नीचे
 को  मैदानी  क्षेत्र  हैं  उन्हों  भी  क्षति  का  सामना  करना  पड़ेगा।  जहां  इन  जंगलों  को  नचाने  का  हमारा  दायित्व  है  वहां  फन्  सरकार  का  भी  दायित्व  बनता  है  कि  ऐसे  प्रांतों  की
 अधिक  से  अधिक  रक्षा  की  जाए।  उनकी  अधिक  से  अधिक  आर्थिक  सहायता  दी  जाए।  बन  सम्पदा  हमारे  लिए  आय  का  एक  साधन  था,  लेकिन  १९८०  में,  जब  से  फोरेस्ट  लैंड
 कंजर  नेशन  एक्ट  आया  है  उसने  कहीं-कहीं  हमारे  लिए  अनेक  समस्याएं  पैदा  कर  दीं,  चाह  हिमाचल  प्रदेश,  पूर्वोत्तर  राज्य  या  अन्य  कोई  पहाड़ी  प्रांत  हो।  बन  लगभग  तीन  ्र
 कक  @  होते  हैं।

 एक  डिमारकटिब  जंगल  है,  दूसरा  रिजर्व  जंगल  है  और  तीसरा  थर्ड-कलास  जंगल  है।  लेकिन  ब्रिटिश  काल  में  जन  फॉरेस्ट  सैटलमेंट  हुआ  तो  उन्होंने  एक  और  श्रेणी  बनाई
 जिसे  तृतीय  श्रेी  बन  भूमि  कहा  गया।  इसका  अर्थ  है  कि  वहां  नन  तो  नहीं  है  लेकिन  वह  बन-योग्य  भूमि  है।  इसी  से  सबसे  बड़ी  समस्या  कड़ी  हाो  गयी।  अगर  स्कूल  को
 लिए  भवन  का  निर्माण  करना  हो,  छोटे-छोटे  विकास  कार्य  करने  हों  तो  कहीं  भी  आपके  लिए  भूमि  नहीं  है।  कारण  यह  है  कि  जो  भी  भूमि  वाली  पड़ी  हुई  है  बह  तृतीय  बन
 भूमि  है  चाहो  उसमें  एक  भी  लक्ष  न  हो।  जन  भी  ट्रांसफर  के  लिए  हम  कोई  कोस  भेजते  हैं  तो  एक  ही  आपत्ति  लगती  है  कि  कितने  पेड़  लगे  हुए  हैं।  जब  उनकी  बताया  जाता
 है  कि  एक  भी  पेड़  नहीं  है  तो  कहा  जाता  है  कि  बन-भूमि  है  तो  पेड़  तो  होंगे  ही।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  ७  कि  इन  भूमियों  की  रि-
 आइडेंटिटी  केशन  कर ने  की  आवश्यकता  है।

 कुछ  गांव  हैं  जो  जंगलों  से  घिरे  हुए  हैं।  अगर  इन  पंवा  @  इर्द-गिर्द  जंगल  हैं  तो  उनका  श्रेय  भी  वहां  नसे  लोगों  को  ही  जाता  है।  कोई  भी  जंगल  लोगों  के  सहयोग  के  बिना
 तैयार  नहीं  होता  है।  जन  गांव  के  लोगों  को  मूलभूत  सुविधाएं  भी  नहीं  मिलती  हैं  तो  ने  कह  उठते  हैं  कि  क्यों  हमने  ये  जंगल  पाले  इनके  कारण  हमें  मूलभूत  सुविधाएं  भी
 नहीं  मिलती  हैं।  इसलिए  जंगलों  के  साथ  नसे  हुए  लोगों  के  लिए  भी  आप  सड़कों  बनाएं।  अगर  लोक  निर्माण  विभाग  से  नहीं  बन बानी  हैं  तो  कन्  सर  कार  इसके  लिा  कोई
 नियम  बनाए  ताकि  बन  विभाग  क  माध्यम  से  कम  से  कम  उन्हों  सम्पक  सड़क  तो  मिल।

 आज  जंगलों  में  जानवरों  की  बढ़ती  संख्या  भी  इन  पहाड़ी  प्रांतों  में  माताओं  और  बहनों  के  लिए  एक  समस्या  बन  गयी  है।  यह  सारे  देश  की  समस्या  है  लेकिन  पहाड़ी  प्रांतों  में
 यह  आर  भी  बिकट  समस्या  है।  इसलिए  इस  तरफ  भी  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  किये  जाने  की  आवश्यकता  21

 सभापति  महोदय  :  इसके  लिए  दो  घंटे  निर्धारित  हैँ  और  आपको  बोलते  २०  मिनट  से  ज्यादा  समय  हो  गया  है।  मैं  आपको  रोक  नहीं  रहा  हूं,  लेकिन  सभी  माननीय  सदस्य
 इसमें  भाग  ले  सके,  इसलिए  आप  शीघ्र  समाप्त  करें।  साढ़े  पांच  बजे  हमें  दूसरा  विषय  लेना  है।

 श्री  महेश्वर  सिंह  (मंडी)  :  सभापति  जी,  मैं  तीसर  बिंदू  पर  हूं।  चार-पांच  मिनट  में  मैं  समाप्त  कर  दूंगा।  तीसरी  बात  मैं  पर्यटकों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हं।  हमार  यहां
 यातायात  का  साधन  प्राय:  भूतल  परिवहन  है।  रेल  तो  नाम  मात्र  को  हैं।  यह  भी  एक  सत्यता  है  कि  रेलों  की  दृष्टि  से  अगर  हमें  कुछ  मिला  है  तो  ब्रिटिश  टाइम  का  मिला
 हुआ  है।  चाहे  हम  कालका-शिमला  लाइन  की  बात  हो  या  पठान  कोट  से  जोगिन्द्र  नगर  रेलबे  लाइन  की  बात  हो।  सन  १९२४  में  कभी  जोगिन्द्र  नगर  लाइन  को  कुलू  तक  ,
 झुन  पास  के  नीचे  टनल  बनाकर  ले  जाने  का  सर्वक्ा  हुआ  था।  आज  जो  टॉय  ट्रेन  दार्जलिंग  में  चलती  है  उसकी  हालत  यह  है  कि  ट्रेन  की  बोगियों  के  बराब  होने  की  बजह
 से  संख्या  घटती  जा  रही  है।  जो  भी  होगी  स्वराज  हुई,  उसकी  उठाकर  फक  का  ,  यह  सिलसिला  चल  रहा  है।  पहले  सीपीएम  में  गल  खोला  तक  रेल  जाती  थी,  अन  केनल
 सिलीगुडी  तक  रेल  जाती  है।  कोई  भी  होगी  नयी  नहीं  बन  रही  है  और  ४६  किलोमीटर  का  रेलवे  ट्रैक  भी  समाप्त हो  गया  है।

 हिमाचल  में  आमान  परिवर्तन  की  बात  कई  बार  हम  उठा  चुक  हैं  और  कई  बार  माननीय  मंत्रियों  ने  बायदे  किए  हैँ  और  कहा  है  कि  गेज  परिवर्तन  हो  जाएगा।  माननीय  शांता
 कुमार  जी  के  प्रयासों  से  एक  कांगड़ा  क्लीन  चली  है।  अन  कहते  हैं  कि  उससे  आय  नहीं  होती  है  इसलिए  वह  नाज़िल  नहीं  है।  जन  वह  गाड़ी  फ़र्सा-क्लास  के  यात्रियों  के
 लिए  होगी  तो  आय  तो  कम  होगी  ही।  इसलिए  इसके  बारे  में  भी  सोचने  की  आवश्यकता  है।

 जहां  तक  एयर  -सर्विसेज  का  सवाल  है,  आज  तीन  ह  बाई-पेड़ियाँ  हिमाचल  प्रदेश  में  हैँ  लेकिन  तीनों  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  ह  जब  तक  नियमित  रूप  से  फ्लाइट्स  नहीं
 चलेंगी,  तब  तक  नियमित  रूप  से  पर्यटक  नहीं  आयेंगे।  साथ  ही  वह  सेवा  इतनी  महंगी  है  कि  नेपाल  जाना  सस्ता  है  लेकिन  हिमाचल  जाना  आज  महंगा  है।

 जन  तक  सबन्निडाइज्ड रेट  नहीं  होंगे  तब  तक  पर्यटक  इन  क्षेत्रों  में  नहीं  जाएंगे।  इसला  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता ।

 जहां  तक  चौथे  बिन्दु  का  सवाल  है,  वह  है  मुख्य  व्यापारिक  केन्हे  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  अत्यधिक  दूरी  होने  के  कारण  न्यून  आर्थिक  गतिविधियों  के  कारण  क्षेत्र  बिकास  में
 नासा  क्षेत्र  के  निकास  में  बाधा  आती  है।  मंडियां  इतनी  दूर  हैँ  कि  उपज  को  बेचने  में  दिक्कत  आती  है।  जन  तक  ट्रांसपोर्ट  सब्सिडी  नहीं  दी  जाएगी,  हम  अपने  उत्पादन  को  सही
 तरीके  से  मार्किट  तक  नहीं  पहुंचा  सकगे  कुंग  चेन  की  भी  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  है  तभी  इन  पड़ाहों  की  उपज  चाहे  वह  फ्लोरो  लचर  है,  या  अन्य  चीजें  है,
 पैरिफेरल  गुड्स  हम  मार्किट  तक  ला  सकोंगे।

 पांचना  प्वाइंट  सामान्य  आधार  भूत  ढ़ांचे  में  पीछे  हरापन  एवं  सीमित  सामाजिक  विकास  है।  शिक्षा  हो  या  स्वास्थ्य  सुविधा  हो  या  दूसरी  कोई  सुविधा  हो,  दुर्गम  स्थानों  पर  कोई
 कर्मचारी  जाने  को  तैयार  नहीं  होता  है।  सबसे  बड़ी  समस्या  इन  क्षेत्रों  में  कर्मचारियों  को  भेजने  की  होती  है।  फासले  इतने  दूर  हैं,  स्कूल  इतने  दूर  हैँ  कि  कहने  को  कहा  जाता
 है  कि  बहन  ज्यादा  विकास  हुआ  है  लेकिन  तहत  कुछ  करने  की  जरूरत  है।  कहीं  स्कूल  भवन  नहीं  है।  उदारता  से  अधिक  से  अधिक  धन  नहीं  दिया  जाएगा  तो  पहाड़ी  क्षेत्रों
 की  समस्या बनी  रहोगी।

 छठा  बि्ह  महंगा  प्रशासन  एब  महंगा  विकास  और  कई  स्थानों  पर  बार्डर  एशिया  क  कारण  सुरक्षा  पर  अधिक  व्यय  का  है।  हमारा  बाँड  एरिया  होने  के  कारण  सुरक्षा  पर
 अधिक  व्यय  होता  है।  हिमाचल  प्रदेश  को  जिन  जनजातीय  क्षेत्रों  की  मैंने  नात  कही,  नहीं  एक  तरफ  चाइना  और  दूसरी  तरफ  पाकिस्तान  नॉर्डर  लगता  है।  हाल  ही  में
 कारगिल  जाने  @  लिए  लहाख  का  जो  रास्ता  था,  सबसे  शार्टेस्ट  रूट  लाहौल  होकर  जाता  है  लेकिन  वहां  रोहतांगपास  सबस  बड़ी  बाधा  है।  उसके  नीचे  टनल  बनना  चाहिए।
 बहन  पहले  एक  सर्वेक्षण  हुआ  था  लेकिन  आज  तक  उसक  लिए  पैसा  नहीं  मिल  रहा  है।  यह  देश  की  सुरक्षा  का  सवाल  है।  ५००  करोड़  रुपए  कोई  बड़ी  रकम  नहीं  है।  अगर
 ५००  करोड़  रुपए  में  यह  टनल  नन  जाता  है,  तो  ४६  किलोमीटर  का  फासला  कम  हो  जाएगा।  बॉर्डर  एरिया  डेवलप्मेंट  प्रोग्राम  के  अन्तर्गत  अधिक  से  अधिक  धन  उपलब्ध
 कराया  जाए।  नॉर्डर  एरिया  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  को  अन्तर्गत  यह  कहा  जाता  है  कि  ये  क्षेत्र  उस  मापदंड  में  ही  नहीं  आते  जबकि  हमारा  बॉर्डर  सीधा  इन  क्षेत्रों  के  साथ  लगा  है।

 मेरा  आखरी  बिन्दु  बिकास  की  धीमी  गति  और  कोन्द्रीय  प्रायोजित  अधिकांश  योजना  में  जनसंख्या  आधार  है।  यहां  से  जो  भी  योजना  जाती  है,  उसके  लिए  कहा  जाता  है  कि



 उसे  जनसंख्या  के  आधार  पर  देंगे।  उदाहरण  @  लिए  जे.आर  .नाई.  योजना  है।  आपको  यह  जानकर  ताज्जुब  होगा  कि  विकास  कायों  के  लिए  पर-पंचायत  राजस्थान  को  १
 लाख  रुपए  दिए  जाते  हैं  और  हिमाचल  प्रदेश  को  १०-१५  हजार  रुपए  पर  -पंचायत  मिलते  हैं।  हम  जन  कारण  पूछते  हैँ  तो  कहते  हैँ  कि  जनसंख्या  कम  है।  हम  सोचते  हैँ  कि
 ऐसे  में  ज्यादा  उत्पादन  और  पैदावार  करनी  पड़ेगी।  यह  कौन  सा  मापदंड  है?  इसका  जनसंख्या  आधार  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  भौगोलिक  स्थिति  आधार  होना  चाहिए।  इन्हीं
 शब्दों  को  साथ  मैं  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं।  मुझे  आशा  ही  नहीं  बल्कि  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  प्रस्ताव  का  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  उठ  कर  स्वागत
 करेंगे  ताकि  मैदानी  क्षेत्रों  की  भांति  पहाड़ी  क्षेत्र  भी  निकास  में  आगे  बढ़  सकें।  आपने  मुझे  बोलने  का  जो  अबसर  दिया,  इसके  लिए  मैं  आपका  धन्यबाद  देता  ह.

 ">श्री  बीरेन्द्र  कुमार  (सागर)  :  सभापति  महोदय,  महोश्बर  सिंह  जी  द्वारा  पर्वतीय  क्षेत्र  के  बिकास  @  लिए  बोर्ड  गठित  करने  का  जो  संकल्प  लाया  गया  है,  मैं  उस  पर  बोलने
 को  लिए  खड़ा  हुआ  हं  देश  के  अधिक  तर  पर्वतीय  क्षेत्र  सीमाओं  से  लगे  हैं।  आजादी  के  पचास  बों  के  नाद  इन  क्षेत्रों  का  जितना  विकास  होना  चाहिए  था,  उतना  नहीं  टआ।
 शिक्षा,  रोजगार  ,  ऑद्योगिक  विकास  और  चिकित्सा  सुविधाओं  की  दृष्टि  से  देखा  जाए  तो  यह  क्षेत्र  मैदानी  भागों  की  तुलना  में  काफी  पिछड़े  हैं।  इन  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  पर्यटन  की
 बहुत  विकसित  सम्भावनाएं  होती  हैं  लेकिन  कूठ  समस्याएं  भी  होती  हैं।  पीछे  ले  दिनों  इन  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  पर्वतों  का  अवेध  और  अव्यवस्थित  रुप  से  उत्स्वनन  किया  गया।
 इसके  साथ-साथ  कक्षा  को  काटा  जाना  भी  एक  कारण  बना  इन  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  निगत  दिनों  यह  देखने  में  आया  कि  भूकम्पों  की  एक  श्रृंखला चल  पड़ी।
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 ">  इस  कारण  इन  क्षेत्रों  मे  रहने  वालां  का  जीवन  अस्त-व्यस्त  हो  गया  21  इसके  साथ  साथ  हमारा  यह  क्षेत्र  निदेश  की  सीमाओं  से  लगा  हआ  है।  परराष्ट्र  में  निष्ठा  पखने
 बाले  निदेशों  से  अबेध  रूप  से  प्रवेश  कर  के  आतंक  बादी  गतिविधियों  से  इन  क्षेत्रों  में  अशान्ति  और  अराजकता  फैलाते
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 ">सभापति  महोदय  :  बीरेन  कुमा  जी,  आप  अपना  भाषण  फिर  जारी  रखेंगे  क्योकि  अब  4.30  नज  रहे  हें  और  हम  आधे  घंटे  की  चर्चा  लेंगे।
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